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विषय:
ग्रामीण अनाज मंडियों को स्थापित करना
3221.
श्री अनुभव मोहंतीः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार किसानों के लिए 22000 ग्रामीण अनाज मंडियों को स्थापित करने का विचार रखती है, ताकि वे अपने कृषि उत्पाद बेच सकें;

(ख) क्या इन 22000 मंडियों में पहले से ही मौजूद 7600 ग्रामीण हाट शामिल हैं; और
(ग) सरकार देश भर में 22000 ग्रामीण अनाज मंडियों की स्थापना को किस तरह से वित्त पोषित  करने का विचार रखती है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)
(क) एवं (ख) जी, हां। केन्‍द्रीय बजट घोषणा, 2018-19 के अनुसार वर्तमान में 22,000 ग्रामीण हाटो का ग्रामीण कृषि मंडियों (जीआरएएम) में विकास एवं उन्‍नयन का निर्णय लिया गया है। विकास के बाद इन जीआरएएम को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा जाना है तथा इसमें कृषि उत्‍पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के विनियमन से छूट प्रदान की जाएगी। ताकि किसानों को उपभोक्‍ताओं और थोक खरीददारों को सीधी बिक्री करने की सुविधा प्रदान की जा सके। वर्तमान के 22000 ग्रामीण हाटों से इन जीआरएएम को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 
(ग) केन्‍द्रीय बजट घोषणा, 2018-19 के अनुसार इन जीआरएएम में महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तथा अन्‍य सरकारी स्‍कीमों का उपयोग करके वास्‍तविक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इस उद्देश्‍य के लिए 585 एपीएमसी सहित 22,000 ग्रामों में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास तथा इसके उन्‍नयन के लिए 2000 करोड़ रूपए की राशि से कृषि-विपणन अवसंरचना कोष की स्‍थापना का लक्ष्‍य रखा गया है। 
*******
